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सं . प्रो.वि. सोनीपत/ 163-84 /2463 8.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सूरज स्टील इण्डस्ट्रीज 
लि ० इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , ( सोनीपत ) के श्रमिक श्री जय भगवान तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसको बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धार। 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नबम्बर 1970 
के साथ गठिन सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.ओ. (ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करत 
हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्तं मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री जय भगवान को सेवायो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. / आई.डी./सोनीपत/ 166-84/ 24645.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , की राय है कि मैं • सूरज स्टील 
इण्डस्ट्रीज लि ० इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , ( सोनीपत ) के श्रमिक श्री विशनु देव शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , पब , मोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1 - श्रम 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.प्रो.( ई ) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवावग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री विशनु देव शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . ओ ० कि./सोनीपत/ 165-84/ 24 666.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है 

--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सूरज स्टील इण्डस्ट्रीज 
लि ० इण्डस्ट्रीयल ऐरिया सोनीपत , के श्रमिक श्री हरेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद.अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.एस.प्रो. ( ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत तया उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री हरेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 20 जुलाई, 1984 
सं ० प्रो.वि./सोनी./ 163-84 / 25362.-- फि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मैनेजिंग डायरैकटर दी सोनीपत 
संन्ट्रल को . प्रो . बैंक लि . सोनीपत के श्रमिक श्री राममेहर सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोयोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 9641-1- श्रम -70/ 325- , दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
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के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए.एस.पो. ( ई ) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनिय की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उन विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री राममेहर सिंह की सेवाओं का समापन भ्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहा का हकदार है ? 

सं . मा.वि. / जी.जी.एन./ 62-84/ 25369.-- फि हरिपाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुखसन इन्जी ० क .. 
महरोली रोड़ , गुडगांवा , के अमिक श्री रोशन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते है । 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-श्रम -68/ 1525 4, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचेलिखा मामला मायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या सो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री रोशन लाल की सेवामों का समापन म्यायोचित या ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस 


हफादार है ? 


सं . प्रो.वि./गुडगांवा /69-84/ 25376.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सी . ई. ओ. साहिवं मिलक यूनियन 
नारनौल के अमिक श्री सन्त लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट भरना वांछनीय सममते हैं । 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- अम/ 68 / 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी . श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अपना 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सन्त लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा मेक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० औ.वि. (गुडगांवा/ 72-84/ 2538 3.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० स्पेशल स्टील फोरजिंगस 
प्रा . लि . गुड़गांवा, के श्रमिक श्री वी . एस. तिबाडी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
मक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- प्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी -श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला 
ध्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अषवा सम्बन्धित मामला है 
क्या भी बी . एस . तिवाड़ी की सेवामों का समापन म्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

एस ० के . महेश्वरी , 
संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


। 


. " 


